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सं ० मो ० वि ०/एफ० डी ०/ गुड़गांव/122-86/9453. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं (1) परिवहन मायुक्त , 
हरियाणा , चण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज , रिवाड़ी, के अमिक श्री अशोक कुमार, हैल्पर , पुत्र श्री प्रोम प्रकाश, गांव 
.. IT डा . बादली, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपालं विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा( 1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
.. प्रयोग करते हुयं हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०°54is- श्रम, 68/15251, दिनांक 20 जून, 1978, ; 
• साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 -जी - श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 , द्वारा उक्त अधिनियम की . 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे निवा मामला न्यायनिर्णय 
५. पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या " तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री प्रशांक कुमार, हैल्पर , की सेवा समाप्त को गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से लिवन 

खाया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/ गुड़गांव/ 129-86/ 9461.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में ० ( 1) परिवहन मायुक्त , 
हरियाणा चण्डागड़, ( 2) महा प्रबन्धक , सेन्ट्रल बौडओ बिल्डिंग वर्कशाप, हरियाणा रोडवेज, गुड़गांव के श्रमिकमी भगवत प्रसाद, 1 . 
पन श्री राम , गांव तथा डा ० फारूख नगर, जिला गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई मोद्योगिक विवाद है । 

मौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांछनीय समझते है ; part 

इसलिये , भब , औद्योगिक विवादं अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों . " 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०.5415-3 - श्रम -60/ 15254, दिनांक 20 जून, 1978 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 19587 द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा -7 के 
..धीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेसिवा मामला न्यायनिर्नय एवं पंचाट .. 
तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या - तो विवादग्रस्त मामला है . या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री भगवत प्रसाद, हैल्पर कारपेण्टर , की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० भो ० वि ० सानी/ 151-86/ 9485.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1) परिवहन प्रायुक्त , 
हरियाणा, चण्डागढ़, ( 2) महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन , सानोपत , के भमिक श्री राम मेहर, हैल्पर , पूर्व भी दीप चन्द , 
मार्फत श्री एस ० एन ० वत्स, गली डाकखाना , रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामचे में . 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समसते हैं 

इसलिए, अब , औद्यागिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 को उपधारा (1) के वण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम , 78/325 37 , दिनांक 6 नवम्बर , 1970 
के साथ ... त सरकारी अविसूचना का धारा 7 के मंत्राः गान श्रम न्यायालय, रोहतक , का विवादास्त या उससे सुसंगत 
या उस से नोवे लिखा मामला न्यायनि गेय एवं प्रचार तोन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच । 
८ ता fi वादग्रस्त मामला ह या उस विवाद से तुग प्रया सम्बन्धिा मानता है : 

क्या श्री राम मेहर का छटनो न्यायाचा तया - ठा है ? यदि नहीं , ताहि शिराहा का सार है ? 

स ० मो ० वि ० / मम्बाला/ 3-87/ 9494.---- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० टी ० जी ० एप्रो, रेलवे ने 
रोड, अम्बाला शहर के श्रामक ओ राज कुमार , मकान नं . 7015/4, कलाल माजरो , अम्बाला शहर तो उसके प्रवधको । 
भ्य इसम इसके बाद लिखित मामलं में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मोर चूकि हरियाणा के राभ्यपाल: विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करमा बाछनीय सपमा 

इसलिए, मन, प्रोयोपिक विवाद पधिनियम, 1947, कोबारा 10 की पचाय ( 1 ) ( ग) बारा प्रदान की शिक्लियो 
का प्रयोग करते हुये हरयाणा यज्यपान इसके बारा सरकारी अधिसूचना स ० 3( 44 ) 84-3-4म, दिनांक 18 अप्रैल , 1984, वारा 

मधिनियम की धारा 7 के प्रधीय . गठित बम बापालक पम्बामा को विस्त या उससे सम्बन्धित 
माचे लिखा मामला न्यायनिणय एक पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करतो बोकित प्रबन्धको तपों मिकबीच बातों 
विवादमस्त मामला है या विवाद से सुसमत सपना सम्बन्धित मापसा है: 

क्या था राज कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है? 
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